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अध्यक्ष का संदेश 

संजय भूसरेड्डी 
अध्यक्ष

प्रिय हितधारकों,

       उ.प्र. रेरा रियल एस्टेट सेक्टर के  उपभोक्ताओं के  सशक्तिकरण तथा
प्रोमोटरों के  स्तर पर उनकी कार्यशैली में आवश्यक पारदर्शिता और
विश्वसनीयता लाने के  लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस सम्बन्ध में रेरा
द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है और कार्यालय आदेश जारी किये गए
है जिनके  संक्षिप्त विवरण आपके  जानकारी हेतु साझा कर रहा हूँ।

1-   रेरा द्वारा आवंटियों के  निवेश की सुरक्षा तथा परियोजना का निर्माण पूर्ण कराने हेतु जारी किए गए
नवीन दिशा-निर्देशों के  अनुसार प्रोमोटर्स को अपनी परियोजना हेतु 03 बैंक खाते अनिवार्य रूप से
खोलने होंगे। इनमें से कलेक्शन बैंक खाते में परियोजना हेतु प्राप्त सभी प्रकार की धनराशि को जमा
करना होगा। बैंक को दिए गए स्टैन्डिंग इन्स्ट्रक्शन के  अनुसारकलेक्शन खाते से 70% धनराशि स्वतः
सेपरेट खाते में, जिसका उपयोग परियोजना के  निर्माण एवं विकास में, तथा शेष 30% धनराशि
ट्रान्जैक्शन खाते में, जिसका उपयोग अन्य प्रकार के  खर्चों हेतु, ट्रांसफ़र हो जाएगी।

2-   रेरा द्वारा प्रोमोटर्स को अपनी परियोजना की भूमि पर विधिक स्वामित्व साबित करना आवश्यक
किया गया है। भू-खण्ड के  भू-स्वामी का प्रोमोटर से भिन्न होने की दशा में प्रोमोटर को भू-स्वामी के
साथ रजिस्टर्ड ज्वाइंट एग्रीमेन्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। इसके  अलावा निर्माण कार्य
पूर्ण होने के  उपरान्त परियोजना के  आवंटियों के  पक्ष में निर्बाध रूप से विक्रय विलेख/ सब-लीज डीड
निष्पादित कराने हेतु, जिससे आवंटियों को उनकी यूनिट का स्वामित्व प्राप्त हो सके , प्रोमोटर्स को
परियोजना की भूमि के  भार/ देनदारी मुक्त होने का शपथ-पत्र भी देना होगा।  

3-   घर खरीदारों तक परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण
द्वारा प्रोमोटर्स को अपनी परियोजनाओं के  विज्ञापन में परियोजना को जारी की गई विशेष क्यू.आर.
(QR)कोड, रेरा पंजीयन संख्या तथा रेरा पोर्टल का प्रमुखता से उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है।
व्यापक जागरूकता फै लाने के  लिए प्रोमोटर्स, एजेन्ट्स तथा आवंटियों के  लिए ‘क्या करें, क्या ना करें’
की शीर्षक से कार्यालय आदेश जारी किया गया है।



4-   परियोजना से जुड़ी सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के
लिएउ.प्र.रेरा द्वारा जारी किए जाने वाले परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र में एक विशेष
क्यू.आर. (QR)कोड उपलब्धकराई गई है, जिसे हितधारक अपने मोबाईल से स्कै न करके  रेरा
पोर्टल पर उपलब्ध परियोजना संबंधी जानकारी देख सकते है। 

5-   रेरा ने प्रोमोटर तथा आवंटी के  मध्य आपसी समझौते के  माध्यम से विवाद के  समाधान का
समझौतानामा रुपये 100/- के  नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड कराना, दोनों पक्षों
एवं उनके  एक-एक गवाह एवं स्वयं प्रोमोटर के  हस्ताक्षर तथा पीठ के  समक्ष हुए समझौतों के
अतिरिक्त शेष का सत्यापनअनिवार्य कर दिया है।

6-   रेरा द्वारा यूनिट के  सह-आवंटी का नाम सह-शिकायतकर्ता के  रूप में पोर्टल पर जोड़ने के
लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जो पूर्व में नही थी। इससे सह-आवंटी के  हितों की रक्षा की जा
सके गी जो कई मामलों में आवंटी से अलग पाई गई है। 

      आशा है कि उपर्युक्त जानकारी से आपको अपने परिवार के  लिए आवास खरीदने में सहजता
होगी। हम रियल एस्टेट सेक्टर के  हितधारकों के  हितों की रक्षा के  लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। 

        नयी ऊर्जा और अभिनव प्रयासों के  साथ आपसे पुनः मिलेंगे अगले संस्करण में। 
        
        धन्यवाद।

***
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सचिव का संदेश 

प्रिय हितधारकों, 

           वर्ष 2024 के  मध्य तक उत्तर प्रदेश रेरा अपनी स्थापना के
08 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इन वर्षों में रेरा द्वारा कई महत्वपूर्ण पड़ाव
तय किये गए है। उपभोक्ता शिकायतों को लेकर उ.प्र. रेरा बहुत बड़ी
भूमिका निभा रहा है। जून 2024 के  तक उ.प्र. रेरा में 54,560
शिकायतें दर्ज हो चुकी है जिनमें से लगभग 46,350 शिकायतों
(85%) का निस्तारण किया जा चुका है। यहाँ पर यह उल्लेखित
करना आवश्यक है कि देश भर के  रेरा में दर्ज शिकायतों में से लगभग
38% शिकायतें अके ले उ.प्र. रेरा में दर्ज है और देश के  समस्त रेरा द्वारा निस्तारित शिकायतों में
से लगभग 40% अके ले उ.प्र. रेरा द्वारा निस्तारित की गई है। उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली
शिकायतों में सबसे अधिक शिकायतें गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ तथा गाज़ियाबाद जपनदों से
सम्बन्धित है।

प्रमोद कु मार उपाध्याय 
सचिव, उ.प्र. रेरा

           रेरा द्वारा अभी तक लगभग 15,610 से ज्यादा मामलों में आदेश कार्यान्वयन के  अनुरोध
प्राप्त हुए है जिनमें से 12,874 मामलों में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जा चुका है। इनमें पीठ
के  समक्ष सम्पन्न समझौते, प्रोमोटर तथा आवंटी के  मध्य सम्पन्न समझौते, धनराशि वापसी/
रिफण्ड, कब्जे तथा विलम्ब अवधि के  साथ कब्जा प्राप्त होने के  प्रकरण शामिल है। इसके
अलावा उ.प्र. रेरा कं सिलिएशन फोरम के  माध्यम से लगभग 1500 से ज्यादा मामलों में लगभग
रुपये 600 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान आवंटियों तथा
प्रोमोटर के  मध्य समाधान आपसी समझौते के  माध्यम से सुनिश्चित कराया गया है।

          यहाँ यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि रिफ़ं ड से जुड़े मामलों में प्रोमोटर्स द्वारा रेरा के
आदेशों का अनुपालन नही किए जाने के  कारण लगभग 10,540 वसूली प्रमाण पत्र जारी किए
गए है जिनके  माध्यम से लगभग रुपये 3,030 करोड़ की मांग के  सापेक्ष लगभग 5,950
मामलों में प्रशासन द्वारा वसूली तथा प्रोमोटर और आवंटी के  मध्य समझौते के  माध्यम से
उपभोक्ताओं को लगभग रुपये 1,430 करोड़ की धनराशि वापस करवा दी गई है। इस प्रकार
रेरा द्वारा जारी की गई कु ल वसूली प्रमाण पत्रों के  सापेक्ष लगभग 56% वसूली प्रमाण पत्रों द्वारा
कु ल रिफ़ं ड की मांगों के  सापेक्ष 47 % धनराशि का समाधान कराया जा चुका है और यह प्रक्रिया
निरन्तर जारी है।

***



        प्राधिकरण द्वारा कई मामलों में यह पाया गया कि रेरा पीठ में सुने गए मामलों में निर्णय देने के
बाद शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने याचित अनुतोष में बदलाव किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा
अपने याचित अनुतोष में पूर्ण स्पष्टता न होने के  कारण पीठ से प्राप्त अंतिम आदेश पर संशय और भ्रम
की स्थिति उत्पन्न होती है तथा शिकायतों के  निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। 

      उपरोक्त समस्या का निवारण करने हेतु उ.प्र. रेरा द्वारा  शिकायतकर्ता के  याचित अनुतोष तथा
पीठ में हुई बहस के  अनुसार अंतिम आदेश जारी करने के  पूर्व शिकायतकर्ता द्वारा अपने वाद को बल
देने के  लिए लिखित बहस प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। यह एक ऐसा अभिनव प्रयास किया है
जिसमें शिकायतकर्ता रेरा पीठ के  समक्ष याचित अनुतोष लिखित रूप से प्रस्तुत कर सके गा जिससे
उसके  मन में कोई संशय या भ्रम की स्थिति नही उत्पन्न होगी और प्राप्त आदेश के  अनुसार बिना
विचलित हुए शिकायतों के  निस्तारण में अपनी भूमिका निभा सकें गे। 
 

       याचित अनुतोष का संक्षिप्त और सटीक विवरण रखने के  लिए एक लिखित बहस का मानक
प्रारूप तैयार कराया है। इस प्रारूप के  अनुसार शिकायतकर्ता अपनी प्रॉपर्टी का पूर्ण विवरण अंकित
करते हुए, एग्रीमेन्ट फॉर सेल, प्रोमोटर को किए हुए भुगतानों, अपनी शिकायत तथा रेरा पीठ के  समक्ष
याचित अनुतोष को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा। इस प्रारूप के  आधार पर शिकायतकर्ता की याचित
अनुतोष में स्पष्टता आएगी जिससे किसी भी प्रकार का संशय किसी भी पक्षकार के  मन में ना रहे।
शिकायतकर्ता की इस लिखित बहस के  बाद रेरा पीठ अपना अंतिम आदेश जारी करेगा जिससे आदेश
का अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके गा। 

       प्राधिकरण शीघ्र ही प्रोमोटर हेतु भी ऐसा ही मानक प्रारूप लाने वाले है जिससे अंतिम आदेश के
बाद दोनों पक्षों में सामंजस्य बना रहे और मामलों का शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जा सके ।

उ.प्र. रेरा के  महत्वपूर्ण निर्णय

पीठ के  समक्ष शिकायतकर्ता के  लिखित बहस के  आधार पर शिकायतों का 
पूर्ण समाधान कराएगा रेरा
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सह-आवंटी को सह-शिकायतकर्ता के  रूप में जोड़ने हेतु आवेदन पत्र का 
मॉडल फॉर्मैट रेरा पोर्टल पर उपलब्ध

         उ.प्र. रेरा द्वारा रेरा में दर्ज शिकायतों में आवंटी के  अलावा यूनिट के  एक या उससे अधिक
सह-आवंटी के  होने की दशा में उनका नाम बतौर सह-शिकायतकर्ता के  रूप में पोर्टल पर जोड़ने के
लिए कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2024 को जारी किया था। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा
सह-आवंटी का नाम सह-शिकायतकर्ता के  रूप में पोर्टल पर जोड़ने के  लिए दिए जाने वाले आवेदन
पत्र का मॉडल फॉर्मैट हिन्दी और इंग्लिश में पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। शिकायतकर्ता
द्वारा अपने आवेदन पत्र के  साथ बी.बी.ए./ एग्रीमेंट फॉर सेल या एलॉटमेन्ट लेटर की प्रति संलग्न
की जाएगी जिसके  आधार पर सह-आवंटी को भी बतौर सह-शिकायतकर्ता दर्ज करने की
कार्यवाही की जा सके । 

       ज्ञातव्य है कि कु छ मामलों में आवंटियों द्वारा सह-आवंटी को बतौर सह-शिकायतकर्ता नहीं
सम्मिलित किया गया और रेरा की पीठों द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सुनकर शिकायत का निपटारा कर
दिया गया, परन्तु बाद में सह-आवंटी द्वारा रेरा में आकर अपना पक्ष रखा गया और यह कहा गया
कि प्रथम आवंटी द्वारा सह-आवंटी को जान-बूझ कर शिकायत में बतौर शिकायतकर्ता नहीं दर्ज
किया गया और उन्हें पीठ में सुनवाई का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन्हें अपने हितों के
समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अतः उ.प्र. रेरा द्वारा यह निर्णय लिया गया
है कि आवंटियों द्वारा फाइल की गयी शिकायतों में सह-आवंटी को बतौर सह-शिकायतकर्ता दर्ज
किया जाएगा। यह निर्णय रेरा की पीठों के  समक्ष विचाराधीन शिकायतों, एडज्यूडिके टिंग आफिसर
के  समक्ष विचाराधीन शिकायतों, ऑर्डर एक्जीक्यूशन की कार्यवाही तथा ऑर्डर रेक्टिफिके शन की
कार्यवाही पर भी लागू होगा। 
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        बहुत बड़ी संख्या में घर या दुकान के  आवंटन में संयुक्त आवंटी, जैसे कि पत्नी-पति, पिता-
पुत्र, भाई-बहन, भाई-भाई सह-आवंटी होते हैं। कु छ मामलों में रक्त-सम्बन्धी से भिन्न व्यक्ति भी
सह-आवंटी या साझेदार तथा 2 से अधिक सह-आवंटी भी होते हैं। कभी-कभी उनके  हित आपस
में टकरा भी सकते हैं और विवाद उत्पन्न हो सकता है। रेरा का उद्देश्य सभी आवंटियों के  हितों की
सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रेरा में दर्ज शिकायत में सह-आवंटी का नाम न होना एक कमी हैं जिसके
कारण शिकायतों का समाधान, आदेशों का अनुपालन तथा अग्रिम प्रक्रिया में जरूरत से ज्यादा
समय लगता है।



ऑफर ऑफ़ पजेशन के  नाम से जारी पत्रों पर प्रोमोटर्स की मनमानी पर रोक लगाएगा रेरा

        प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.05.2024 को जारी किये गए कार्यालय आदेश में यह स्पष्ट किया गया है
कि पोर्टल पर उपलब्ध ऑफर ऑफ पजेशन पत्र के  प्रारूप पर ही प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को ऑफर ऑफ
पजेशन के  पत्र निर्गत किए जाएंगे तथा इस नाम के  पत्र के  माध्यम से प्रोमोटर द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटी
पर कोई बाध्यकारी परिस्थिति नहीं थोपी जायेगी। प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को कब्जे के  ऑफर सम्बन्धी पत्र
परियोजना का ओसी/ सीसी प्राप्त होने के  बाद लिखित रूप से उनके  पंजीकृ त ई-मेल आईडी और डाक द्वारा
आवासीय पते पर प्रेषित किया जाएगा एवं उन्हें उनके  मोबाईल नंबर पर एसएमएस तथा फोन नंबर के  माध्यम
से सूचित भी किया जाएगा। 

        इस सम्बन्ध में प्रोमोटर द्वारा परियोजना स्थल तथा अपने मुख्य कार्यालय में भी सूचना प्रदर्शित की जानी
चाहिए। प्रोमोटर्स द्वारा आवंटियों को प्रेषित किये जाने वाले ऑफर ऑफ़ पजेशन पत्र के  माध्यम से की जा रही
मनमानी पर रोक लगाने तथा इसके  कारण प्रोमोटर एवं उनके  आवंटियों के  मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को
समाप्त करने के  उद्देश्य से उ.प्र. रेरा द्वारा ऑफर ऑफ़ पजेशन के  पत्र का एक मॉडल प्रारूप रेरा पोर्टल पर
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

      प्रदेश के  प्रोमोटर्स द्वारा आवंटियों को जारी किए जाने वाले ऑफर ऑफ पजेशन पत्र के  संबंध में प्राप्त
होने वाली शिकायतों तथा पत्र के  कई अलग प्रारूप को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा ऑफर ऑफ
पजेशन का मॉडल प्रारूप लाया गया है जिससे इस पत्र की भाषा और उद्देश्य में एकरूपता जाई जा सके ।
ऑफर ऑफ़ पजेशन सम्बन्धी पत्र का मूल आशय यही आना चाहिए कि आवंटी को उसकी यूनिट का कब्ज़ा
देने के  लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ऑफर ऑफ़ पजेशन के  नाम पर किसी भी प्रकार का डिमांड नोटिस,
फाइनल डिमांड नोटिस या इससे मिलती जुलती भाषा के  प्रयोग से प्रेषित पत्र को ऑफर ऑफ़ पजेशन पत्र
नहीं माना जाएगा। 

      यदि यूनिट में निर्माण संबंधी कोई कार्य शेष रह गया है, तो प्रोमोटर द्वारा यूनिट की शेष फिनिशिंग कार्यों
एवं उसके  पूर्ण होने में लगने वाले समय का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। यदि आवंटी की देनदारी है तो वह
एग्रीमेंट फॉर सेल की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए एवं उसका विधिक औचित्य साबित होना चाहिए।  
प्रोमोटर्स द्वारा परियोजना की ओसी/ सीसी प्राप्त होने के  2 माह के  अंदर ऑफर ऑफ़ पजेशन के  पत्र प्रेषित
करने होंगे तथा पजेशन के  समय ओसी/ सीसी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आवंटियों को देनी होगी। इस
आदेश के  बाद यदि ऑफर ऑफ़ पजेशन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निर्णय उ.प्र. भू–
सम्पदा (विनियमन एवं विकास)(एग्रीमेंट फॉर सेल/लीज) नियमावली, 2018 के  प्राविधानों के  अनुसार किया
जाएगा। 

अप्रैल-जून 2024  - Volume 7



सी.सी. मिलने के  बाद भी प्रोमोटर द्वारा कब्जा न देने पर रेरा सख्त

       श्री संजय भूसरेड्डी, अध्यक्ष उ.प्र. रेरा की पीठ के  समक्ष दिनांक 26.04.2024 को प्रयागराज विकास
प्राधिकरण के  09 आवंटियों की शिकायतों पर रेरा द्वारा मार्च 2023 में पारित आदेशों के  कार्यान्वयन के
मामलों की सुनवाई हो रही थी। उन्होंने देखा कि प्रोमोटर के  अलकनंदा अपार्टमेंट परियोजना, जिसके
आवंटियों के  मामलों की सुनवाई हो रही थी, का पूर्णता प्रमाण-पत्र माह जनवरी 2024 में जारी हो गया था।
रेरा द्वारा प्रोमोटर को आदेश के  अनुपालन हेतु कई अवसर दिए जाने के  बावजूद प्रोमोटर द्वारा आवंटियों के
नाम उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की गयी जबकि रेरा ने उनके  नाम रजिस्ट्री करने और कब्जा देने में
विलम्ब के  लिए ब्याज देने के  आदेश मार्च 2023 में ही दिए थे। श्री भूसरेड्डी ने प्रोमोटर की हीला-हवाली पर
गम्भीर अप्रसन्नता व्यक्त की और सभी 09 मामलों को रेरा के  एडज्यूडिके टिंग ऑफिसर, जो कि जिला जज
रहे हैं, के  न्यायालय को सी.पी.सी. में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रजिस्ट्री तथा कब्जे की कार्यवाही
सुनिश्चित कराने के  लिए प्रेषित कर दिया। 
 
      इसके  साथ ही उन्होंने इन सभी मामलों में आवंटियों को वर्ष 2016 से एस.बी.आई. एम.सी.एल.आर+1
प्रतिशत की दर से ब्याज के  भुगतान हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है। 

अंसल ए.पी.आई. की लखनऊ टाउनशिप की पूर्ण परियोजनाओं के  आवंटियों 
के  नाम रजिस्ट्री पर रोक नहीं

       उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 06.05.2024 को एक आदेश जारी करके  अंसल ए.पी.आई. लि. की लखनऊ
स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में हाई-टेक टाउनशिप परियोजना के  सम्बन्ध में अपने आदेश दिनांक
26.06.2023 के  सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया। रेरा ने कहा कि प्रोमोटर की ऐसी परियोजनाएं
जिनका पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा लागू होने से पहले मिल गया था, उनके  आवंटियों के  नाम सेल डीड करने पर
रोक नहीं है। प्रोमोटर रेरा में पंजीकृ त परियोजनाओं का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने तथा उ.प्र. रेरा की
वेबसाइट पर पूर्णता प्रमाण-पत्र अपलोड करने के  पश्चात उन परियोजनाओं के  आवंटियों के  नाम रजिस्टर्ड
सेल डीड कर सकते हैं। 

        रेरा द्वारा यह स्पष्टीकरण प्रोमोटर तथा परियोजना के  आवंटियों के  आवेदन पर जारी किया गया है
ताकि अगर परियोजना पूरी हो गयी है तो उस परियोजना के  आवंटियों को उनके  एपार्टमेन्ट या प्लाट का
कब्जा मिल जाए। प्रोमोटर की जिम्मेदारी होगी कि जिन आवंटियों के  नाम रजिस्ट्री करते हैं, उनकी
परियोजना की भूमि या इकाई के  सम्बन्ध में स्वत्व या कब्जे का कोई विवाद न हो।
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         उ.प्र. रेरा कं सिलिएशन फोरम ने मात्र 3 सुनवाई में प्रोमोटर ‘मेसर्स गौर संस हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रा.लि.’ की परियोजना के  एक आवंटी “प्रियंका सिंह" को कब्जे में हुए विलम्ब का ब्याज तथा विवादों का
आपसी सहमति से समाधान करवाते हुए उनकी यूनिट का कब्जा दिलाना सुनिश्चित कराया। दोनों पक्षों के
मध्य आपसी सहमति से हुए समझौते के  अनुसार प्रोमोटर द्वारा आवंटी को लगभग रुपये 24 हजार विलम्ब
अवधि का ब्याज और 1 वर्ष के  एडवांस मेंटेनेंस का लाभ मिलेगा तथा उनकी यूनिट का कब्जा एग्रीमेन्ट में
लिखित सुविधाओं सहित दिया जाएगा। 

        आवंटी को सितम्बर 2019 तक कब्जा प्राप्त होना था लेकिन कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। आवंटी द्वारा
2022 में उ.प्र. रेरा कं सिलिएशन फोरम में शिकायत दर्ज करके  यूनिट का कब्जा और विलंबित अवधि का
ब्याज दिलाने की मांग की थी। कं सिलिएशन फोरम की मध्यस्थता बैठक में प्रोमोटर द्वारा अवगत कराया गया
कि परियोजना को अक्टूबर 2020 में ओसी प्राप्त हो चुका है और आवंटी को कब्जा प्राप्त करने का प्रस्ताव
दिया गया है। कं सिलिएशन फोरम द्वारा दोनों पक्षों को पुनः अपनी मांगे और प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए विवाद
का समाधान करने की सलाह दी गई। एग्रीमेन्ट फॉर सेल तथा गणना के  अनुसार, प्रोमोटर द्वारा आवंटी को
विलंबित अवधि का ब्याज, रुपये 24 हजार,  और अगले 1 वर्ष के  एडवांस मेंटेनेंस का लाभ देने का प्रस्ताव
दिया गया जिसे आवंटी ने स्वीकार करके  अपनी सहमति दे दी।

उ.प्र. रेरा ने आवंटी को कब्जे में विलम्ब का ब्याज और इकाई का कब्जा दिलाना सुनिश्चित कराया

रेरा ने कानून की प्रक्रिया के  दुरूपयोग के  लिए शिकायतकर्ता पर लगाया हर्जाना
       रेरा में इस आवंटी द्वारा पहली शिकायत विलम्ब के  लिए ब्याज सहित कब्जा दिलाने के  लिए दायर की
गयी थी। रेरा की पीठ द्वारा उसकी शिकायत पर यह निर्णय किया गया कि सम्बन्धित प्रोमोटर द्वारा रजिस्टर्ड
सब-लीज़ डीड निष्पादित करते हुए उसको कब्जा प्रदान कर दिया जाए और कब्जे में विलम्ब के  लिए ब्याज
का भी भुगतान किया जाए। प्रोमोटर द्वारा इस आदेश के  अनुपालन में आवंटी को विलम्ब के  लिए ब्याज का
भुगतान, लगभग रुपये 02.68 लाख, करते हुए सब-लीज़ डीड निष्पादित कर दी गयी और इकाई का
कब्जा हस्तगत कर दिया गया। आवंटी द्वारा इसी मामले में रेरा के  एडज्यूडिके टिंग ऑफिसर के  न्यायालय में
मुआवज़े के  लिए शिकायत दायर की गयी जिसमें रू. 50,000/- मुआवजे़ के  भुगतान का आदेश प्रदान
किया गया। उसी आवंटी द्वारा रेरा में उसी मामले में फिर से कब्जे और विलम्ब के  ब्याज के  लिए शिकायत
दायर कर दी गयी। रेरा की सम्बन्धित पीठ द्वारा यह शिकायत इस आधार पर निरस्त कर दी गयी कि आवंटी
द्वारा इस मामले में दायर एक अन्य शिकायत में पूर्व में निर्णय दिया जा चुका है और आवंटी को सब-लीज़
डीड के  साथ कब्जा प्राप्त हो चुका है। 

     उसके  द्वारा रेरा में उसी मामले में चौथी शिकायत दायर करके  ऐसे अनुतोष की मांग की गयी जिसके
सम्बन्ध में रेरा के  एडज्यूडिके टिंग ऑफिसर द्वारा अपने आदेश में पहले ही निर्णय दिया जा चुका था। अध्यक्ष
उ.प्र. रेरा द्वारा उसी मामले में आवंटी की चौथी शिकायत पर कड़ा रूख अपनाते हुए उसके  ऊपर रू.
5,000/- हर्जाना लगाया गया।
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प्रकाशन व सम्पादनः 
उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा  विनियामक  प्राधिकरण  
 

  मुख्य  कार्यालय:
 राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस, 

पुराना हैदराबाद, लखनऊ, उ. प्र.- 226007, 
फोन: 0522-2781448/49 

  हेल्पलाइन:  +91 9151602229 

  एनसीआर कार्यालय:
   एच-169, चितवन एस्टेट, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर,  

उ. प्र.- 201308, 
फोन- 0120-2326104 

  हेल्पलाइन:  +91 9151672229 

पत्राचार का पताः

अस्वीकरण- इस इ-न्यूज लेटर में प्रकाशित सामग्री के वल सुचनार्थ दी जा रही है तथा इनका उपयोग किसी अन्य सर्न्द्वभ में नही किया जाना चाहिये। इस उद्धेश्य हेतु कृ प्या सम्बन्धित विभाग के  प्रमुख से सम्पर्क  करें।

अधिक जानकारी के  लिए सम्पर्क  करें: रीतेश सिंह, मीडिया कन्सलटेन्ट, मीडिया सेल, उ.प्र. रेरा  
ई-मेलः  uprerasocialmedia@gmail.com

अधिक जानकारी के  लिए,  फॉलो करें: UPRERAOFFICIAL at: 
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